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नीमच 12 नवम्बर (निप्र)। जिले 
की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच 
में विवादों का सिलसिला थमने का नाम 
नहीं ले रहा है. कभी व्यापारी, कभी 
मजदूर तो कभी किसान आए दिन 
अपने-अपने मुद्दों को लेकर मंडी की 
व्यवस्था को प्रभावित करते ही रहते हैं । 
मंगलवार को नई कृषि उपज मंडी चंगेरा 
में दोपहर किसानों ने प्रदर्शन किया। 
किसानों ने प्याज का दाम कम मिलने 
और मंडी की अवस्थाओं को लेकर 
विरोध जताया। किसानों ने मुख्य गेट 
को बंद कर दिया। किसानों ने नारेबाजी 

भी की। मंडी प्रशासन के अधिकारी 
मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा 
की।किसानों का कहना है कि मंडी में 
आने वाले किसानों को न तो सुविधा 
मिल रही है और न पीने के लिए पानी 
मिल रहा है। किसानों के मुताबिक मंडी 
प्रशासन और व्यापारी मिलकर दामों 
पर नियंत्रण कर रहे हैं। यहां नजदीकी 
मंदसौर और पिपलिया की कृषि उपज 
मंडी में प्याज के दामों में करीब हजार 
से 1500 रुपए का अंतर है।नीमच कृषि 
उपज में प्याज के सही दामों पर नहीं 
खरीदी जा रही। किसानों का आरोप है 

कि जो लोग तीन दिन पहले आए हैं, 
उनकी उपज नीलाम नहीं हुई, जबकि 
एक दिन पहले आए किसानों की उपज, 
मिलीभगत से जल्दी नीलाम कर दी 
गई। किसानों ने मांग की है कि मंडी की 
अवस्थाओं को दूर किया जाए। साथ 
ही, उन्हें प्याज का दाम अन्य मंडियों के 
सामान दिया जाए।वहीं, मंडी निरीक्षक 
समीर दास ने किसानों से चर्चा की। 
उनकी समस्याओं का निराकरण का 
आश्वासन दिया। साथ मंडी में पानी 
की व्यवस्था होने की बात कही है  गेट 
हमारे द्वारा लगाया गया था।

नई मंडी गेट को किसानों ने किया बंद
जमकर की नारेबाजी, मंडी में प्याज के दाम कम मिलने और अव्यवस्था का आरोप

मन्दसौर 12 नवम्बर 
(एजेंसी)। मध्य प्रदेश में एक 
तरफ जहां किसानों को खाद के 
लिए परेशान होना पड़ रहा है. वहीं 
दूसरी तरफ कई लोगों ने बिना 
लाइसेंस खाद का भंडारण कर 
अवैध रूप से उसे बेचने का धंधा 
शुरू कर दिया है. प्रदेश के मंदसौर 
में पुलिस और राजस्व विभाग की 
टीम ने छापेमार कार्रवाई कर बिना 
लाइसेंस के बेचे जा रहे खाद को 
जब्त किया है. इस मामले कार्रवाई 
भी की जा रही है ।

मंदसौर जिले के गरोठ में 
अवैध रूप से खाद बेचे जाने 
की शिकायत मिली थी. इसी के 
चलते यह कार्रवाई की गई है. कृषि 
विभाग के उर्वरक निरीक्षक जितेंद्र 
आंजना ने बताया कि कुछ किसानों 
की ओर से शिकायत मिल रही 
थी कि राधेश्याम चौधरी निवासी 
साठ खेड़ा द्वारा बिना लाइसेंस के 
उर्वरक भंडारण कर उसे बेचा जा 
रहा है. इसी शिकायत के आधार पर 
छापेमार कार्रवाई की गई ।

इस दौरान दुकान से एसएसपी 
के 193 बैग, 9 कट्टा यूरिया, 13 
बैग पोटाश, 12 बैग सल्फर सहित 
खेती में काम आने वाले खाद और 
उर्वरक जब्त किए गए. इसके बाद 
घटना की सूचना पुलिस को दी 
गई. इस मामले में गरोठ पुलिस 
ने आरोपी राधेश्याम चौधरी 
के खिलाफ आवश्यक वस्तु 
अधिनियम की धाराओं में मामला 
दर्ज किया है ।

खाद को लेकर जमकर 
मारा-मारी - मध्य प्रदेश के कई 
जिलों में खाद को लेकर जमकर 
मारामारी चल रही है. इसी के 
चलते खाद की कालाबाजारी और 
अवैध रूप से खाद विक्रय करने 

की शिकायतें भी लगातार पहुंच रही 
हैं. इसी के चलते जिला प्रशासन 
और पुलिस विभाग की ओर से दल 
गठित किए गए हैं. मध्य प्रदेश के 
कई जिलों में कृषि विभाग की टीम 
छापा मार रही है ।

बता दें दो महीने पहले सीएम 
मोहन यादव ने अधिकारियों को 
निर्देश दिए थे कि पुलिस का 
सहयोग लेते हुए निरीक्षण और 
चेकिंग की व्यवस्था को बढ़ाया 
जाए. कालाबाजारी करने वालों, 
मिलावटी, मिस ब्रांडिंग और नकली 
उर्वरक खपाने वालों पर कठोरतम 
कार्रवाई की जाए. अधिकारी 
उर्वरक के अवैध परिवहन पर 
लगातार निगरानी रखें ।

खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, मंदसौर में 
भारी मात्रा में बिना लाइसेंस बेचे जा रहे उर्वरक जब्त

नीमच 12 नवम्बर (निप्र)। खाद्य 
सुरक्षा विभाग की टीम मंगलवार शाम 
को शहर के अलग-अलग स्थान पर 
मिठाई की दुकान दूध डेयरी रेस्टोरेंट 
पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 
टीम ने उक्त दुकानों से खाद्य पदार्थ के 
नमूने जांच के लिए। जांच के दौरान 
खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूनों को 
राज्य लैब भेजा जाएगा। खाद्य सुरक्षा 
विभाग की टीम ने शहर के इंद्रा नगर 
स्थित भगवानपुरा चौराहा के समीप 
नाकोडा स्वीट्स और नमकीन से 
मावा बर्फी, कृष्ण स्वीट्स से मिल्क 
केक का सैंपल लिया गया। भगवान 

पूरा चौराहा पर स्थित श्री महालक्ष्मी 
रेस्टोरेंट से भी खाद्य सामग्री के सैंपल 
लिए गए। इससे पहले टीम ने रोड़वेज 
बस स्टैंड के समीप पटवा कॉम्प्लेक्स 
स्थित राधा कृष्ण दूध डेयरी से मावा 

नीमच 12 नवंबर । चचोर के 
झोलाछाप डाक्टर द्वारा उपचार के 
बाद एवं मरीज को इंफेक्शन हो 
जाने और स्वास्थ्य और ज्यादा 
खराब हो जाने पर चिकित्सक के 
विरूद्ध जांच कर तत्काल कार्यवाही 
करें। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु 
चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट 
सभाकक्ष नीमच में जनसुनवाई 
करते हुए ग्राम सालियाखेडी की 
ललीता बाई के आवेदन पर मुख्य 
चिकित्सा अधिकारी नीमच को 

झोलाछाप डाक्टर के विरूद्ध जांच कर 
तत्काल कार्यवाही करें - कलेक्टर चंद्रा

कलेक्टर ने की जनसुनवाई, 62 लोगों की सुनी समस्याएं

दिए। ललीता बाई ने कलेक्टर 
को आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम 
चचोर के डॉक्टर विश्वजीत द्वारा 
पुत्र महेश गायरी का उपचार के 
दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद 
इंफेक्शन हो जाने और तबीयत 
और अधिक खराब हो जाने की 
शिकायत पर जांच के निर्देश 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए 
गए। साथ ही रेडक्रॉस से ललीता 
बाई को उपचार के लिए आर्थिक 
सहायता प्रदान करने के निर्देश 

कलेक्टर ने दिए। जनसुनवाई में 
एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, 
जिला पंचायत सीईओ श्री अरविंद 
डामोर एवं अन्य जिला अधिकारी 
उपस्थित थे।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने 62 
आवेदकों की समस्याएं सुनकर 
उनका निराकरण करने के निर्देश 
संबंधित अधिकारियों को दिए है। 
जनसुनवाई में माधवगंज मोहल्ला 
नीमच सिटी अब्दुल रहमान की 
फर्जी तरीके से मृतक नामांतरण 

नीमच 12 नवंबर (िनप्र)। 
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीमच 
डॉ.ममता खेड़े द्वारा जीरन तहसील के 
ग्राम हरवार के पटवारी गोविंद सिह 
परिहार द्वारा ग्राम हरवार में स्वामित्व 
योजना के तहत ग्राउण्ड ट्रूथिंग कार्य के 
दौरान तैयार किए गए नक्शों की शीट 
क्रमांक 2 व 4 में अनियमितता करने 
और शासकीय कार्य में लापरवाही करने 
पर पटवारी गोविंद सिह परिहार को 
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया 
हैं। निलंबन काल में कार्यालय नीमच 
रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन 
निर्वाह भत्ता देय होगा। परिहार के हल्कों 
का अतिरिक्त प्रभार पटवारी मनोहर 
पाटीदार जीरन को सौंपा गया हैं ।

हरवार का पटवारी 
परिहार निलंबित नीमच में खाद्य विभाग की छापेमारी, मिठाई दुकानों, 

रेस्टोरेंट और डेरी से लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल

एमपी के गांवों में बनेंगे 3.50 लाख पीएम आवास, मोहन कैबिनेट 
ने दी मंजूरी, एक मकान के लिए मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए

भोपाल 12 नवम्बर 
(एजेंसी)। एमपी के ग्रामीण 
इलाकों में पीएम आवास 
योजना 2.0 के तहत 3.50 
लाख मकान बनाए जाएंगे। एक 
मकान के लिए डेढ़ लाख रुपए 
की सरकारी मदद मिलेगी। डॉ. 
मोहन यादव की कैबिनेट ने 
मंगलवार को बैठक में इसकी 
मंजूरी दी है।

कैबिनेट के फैसलों की 
जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री 
उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पीएम 
आवास योजना में एमपी को भी 
टारगेट मिला है। कैबिनेट बैठक में 
इस पर चर्चा हुई है। एमपी में आने 
वाले समय में पीएम आवास योजना 
के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण इलाकों 
में समान काम किया जाएगा। 
पंचायत और ग्रामीण विकास 
विभाग के अफसरों का कहना है 
कि गांवों में 15 लाख ग्रामीणों को 
आवास की जरूरत है। पहले चरण 
में जो मंजूरी मिली है, उसके बाद 
और टारगेट भेजे जाएंगे।

शहरी क्षेत्र में 2.50 लाख 
रुपए मिलेंगे - ग्रामीण क्षेत्र में 
पीएम आवास के पहले चरण की 
कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद 
अब शहरी क्षेत्र के लिए भी कैबिनेट 
में प्रस्ताव आएगा। नगरीय विकास 
एवं आवास विभाग इसकी तैयारी 
कर रहा है। शहरी क्षेत्र के लिए 
पीएम आवास 2.0 की गाइड लाइन 
आ चुकी है। 

इसके मुताबिक चार स्तर पर 
काम होगा– 1. पहला –मकान 
के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, 2. 
सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी, 
3. किराए पर भी मकान मिलेगा,4. 
होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी 
जाएगी। शहरी क्षेत्र में ढाई लाख 
रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी।

विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा 
करें मंत्री - मंत्री उदय प्रताप सिंह 
ने बताया कि कैबिनेट में विकसित 
भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई 
है। एमपी सरकार पीएम नरेंद्र मोदी 
के सपने पर काम सरकार कर रही 
है। इसके लिए मुख्य सचिव की 
अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, 
जो विजन डॉक्यूमेंट बनाने का 
काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, 
मंत्री विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा 
करें। जब कैबिनेट में आए तो समग्र 
बातें शामिल हों। कैबिनेट बैठक में 
सीएम डॉ. यादव ने मंत्रियों से कहा 
कि वे जिलों के अधिक से अधिक 
दौरे करें। गुड गवर्नेंस क ेलिए काम 
करें। आम आदमी तक सरकार की 
पहुंच हो।

w मुरैना में सोलर पावर स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की जाएगी।
w नर्मदापुरम जिले के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 214 

एकड़ जमीन आरक्षित की गई है।
w अब और 311.44 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है।
w इसके अलावा भोपाल जिले के भौंरी में भी सोलर एनर्जी के 

लिए 21.494 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है।
w रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले यह तैयारी की गई है। 

इसका भूमि पूजन सात दिसंबर को हो सकता है।

कैबिनेट में सोलर एनर्जी को लेकर हुए कई फैसले

संशोधन विधेयक पर वक्फ बोर्ड ही कर रहा है बीजेपी की मदद ! एकजुट हो रहे गैर-मुस्लिम समुदाय
नई दिल्ली 12 नवम्बर 

(एजेंसी)। वक्फ (संशोधन) 
विधेयक, 2024 को लेकर संसदीय 
समिति में ही नहीं, बल्कि संसद के 
बाहर भी जबरदस्त विवाद छिड़ा 
हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम से 
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 
फायदा होता दिख रहा है। विवादों 
ने बीजेपी के इस दावे को बल दिया 
है कि वक्फ बोर्ड के पास मनमाना 
अधिकार हैं। बीजेपी को इस दलील 
से अन्य समुदायों तक अपनी बात 
पहुंचाने में भी मदद मिल रही है। 
विपक्षी दलों के शासन वाले प्रदेशों 
केरल और कर्नाटक में वक्फ बोर्ड 
ने कथित अतिक्रमणकारियों को 
जमीन से बेदखल करने के प्रयासों 
के कारण विवाद पैदा हो गया है, 
जिसका फायदा बीजेपी उठा रही 
है।

केरल से कर्नाटक तक, 
बीजेपी बमबम - केरल में लेफ्ट 
डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) 
जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की 
सरकार है। दोनों इन मामलों पर 
बचाव की मुद्रा में हैं, जबकि 

भाजपा लगातार हमलावर है। 
वक्फ विधेयक पर विचार करने 
वाली संयुक्त संसदीय समिति के 
अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने हाल 
ही में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या 
के अनुरोध पर कर्नाटक स्थल का 
दौरा किया। जेपीसी चेयरमैन के 
इस दौरे ने आग में घी डालने का 
काम किया है।

ईसाई समुदाय भी खिलाफ 
- विधेयक में वक्फ बोर्ड को 
मिली असीमित शक्तियों को 
नियंत्रित करने का प्रस्ताव है। 
कर्नाटक में वक्फ बोर्ड पर मंदिरों 
सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 

(एएसआई) से संरक्षित स्थलों पर 
दावा करने का आरोप है। केरल 
में चर्च खुद विवाद में शामिल 
हो गया है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने 
एर्नाकुलम जिले में जिस 400 
एकड़ से अधिक जमीन पर दावा 
किया है वहां बसे 600 से अधिक 
परिवारों में से अधिकांश ईसाई हैं। 
प्रभावशाली सिरो मालाबार चर्च 
वक्फ के दावे के खिलाफ पूरे केरल 
और लगभग एक हजार चर्चों में 
विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहा 
है।

वक्फ बोर्ड का आतंक - 
भाजपा नेता कर्नाटक और केरल, 

दोनों जगह आंदोलन में सबसे 
आगे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है 
कि वक्फ की जमीन को लेकर 
इसी तरह का तनाव अन्य राज्यों 
में भी देखने को मिल सकता 
है। ऐसा प्रत्येक विवाद बीजेपी 
के दावे को मजबूत करता है कि 
वक्फ के रेग्युलेशन की कितनी 
ज्यादा जरूरत है। केरल बीजेपी 
के नेता बी गोपालकृष्णन कहते 
हैं, 'कल सबरीमाला (हिंदू 

तीर्थस्थल) वक्फ की संपत्ति 
बन जाएगा। (भगवान) अयप्पा 
को (मंदिर) खाली करना होगा। 
क्या हमें इसकी इजाजत देनी 
चाहिए? वेलांकन्नी क्रिश्चियन 
श्राइन (तमिलनाडु में) ईसाइयों 
के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वक्फ 
जमीन पर अपना दावा करता है, 
तो तीर्थस्थल बोर्ड के पास चला 
जाएगा... इसलिए हम विधेयक 
(वक्फ संशोधन विधेयक) लेकर 
आए हैं।

वहीं, कर्नाटक के दौरे और 
स्थानीय निवासियों से मुलाकात के 
बाद जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका 

पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड की 
तरफ से धार्मिक संस्थानों सहित 
विभिन्न संपत्तियों पर स्वामित्व 
का लगातार दावा करना चिंता का 
विषय है और वह इस मामले को 
संसदीय समिति के सामने रखेंगे। 
उन्होंने कहा कि उन्हें विभिन्न समूहों 
से ऐतिहासिक मंदिरों को भी बिना 
किसी सूचना के वक्फ संपत्ति 
घोषित करने के बारे में ज्ञापन मिले 
हैं।

वक्फ पर संघ का एजेंडा - 
अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द इंडियन 
एक्सप्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी के 
एक नेता का बयान प्रकाशित किया 
है। बीजेपी नेता का कहना है कि 
वक्फ भूमि मुद्दे पर पार्टी का रुख 
कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी 
चाहिए क्योंकि इसकी शक्तियों का 
नियमन हमेशा से संघ के एजेंडे में 
रहा है और पार्टी इस विधेयक को 
'आम मुसलमानों के लिए न्याय' 
के रूप में पेश कर रही है। तीसरी 
बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी 
सरकार के वक्फ (संशोधन) 
विधेयक में वक्फ कानून के मौजूदा 

और केसर बर्फी का सैंपल लिया । 
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के द्वारा 
लिए गए सभी खाद्य सैंपल को जांच 
के लिए राज्य लैब भेजा गया है। जहां 
से जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की 

कार्रवाई की जाएगी। मिलावटी मावा 
और अन्य खाद्य पदार्थ बाजार में 
बेचे जाने की शिकायत खाद्य सुरक्षा 
विभाग की टीम को मिली थी जिस 
पर कलेक्टर के निर्देश पर यह पूरी 
कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा जिला 
अधिकारी यशवंत शर्मा ने मंगलवार 
को रोडवेज बस के समीप स्थित श्री 
राधा कृष्ण दूध डेयरी, भगवानपुरा 
चौराहा स्थित महालक्ष्मी रेस्टोरेंट, 
नाकोड़ा स्वीट्स, नमकीन और 
कृष्णा स्वीट्स पर कार्रवाई करते हुए 
खाद्य सामग्री के नमूने लिए हैं और 
राज्य लैब भेजा गया।

करवाने वाले के विरूद्ध कार्यवाही 
करने और फर्जी नामांतरण 
निरस्त करने संबंधी आवेदन 
पर तहसीलदार नीमच नगर को 
तत्काल कार्यवाही कर फर्जी मृतक 
नामांतरण निरस्त करने के साथ ही 
दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने के 
निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। 

इंदिरा नगर नीमच निवासी 
कृष्णमाली द्वारा प्लाट दिलाने के 
नाम पर कालोनाईजर द्वारा 50 
हजार रूपये अमानत राशि लेने 
के बाद भी प्लाट नहीं देने और 
धोकाधडी करने पर संबंधित के 
विरूद्ध कार्यवाही कर आवेदक 
कृष्णामाली को अमानत राशि 
वापस दिलवाने के निर्देश भी 
कलेक्टर ने तहसीलदार नीमच 
नगर को दिए है ।

इसी तरह जनसुनवाई में 
दलावदा की जशोदा, जीरन 
के देवीलाल, दारू के रामचंद्र, 
चीताखेडा की संगीता, भादवामाता 
की रूकमणीबाई, लुहारिया 
जाट के मांगीलाल, पालसोडा 
के शिवनारायण, जावद के 
बद्रीलाल, पालसोडा के कारूसिह, 
अम्बालाल, कमलीबाई, मुकेश, 
परलाई के दशरथ, कांकरिया तलाई 
के दिनेश, मोरका के दशरथ, 
नयागांव के हीरानाथ, नीमच के 
ओमप्रकाश, धामनिया के अशोक, 
जागोली के हरिराम, खेडा बांगरेड़ 
के नाथू, कुचडौद के दुर्गाशंकर, 
भदाना के चंद्रकला आदि ने भी 
अपनी समस्याओं से संबंधित 
आवेदन प्रस्तुत कर समस्याएं 
सुनाई।

ढांचे को काफी हद तक बदलने 
और वक्फों को नियंत्रित करने 
की शक्ति मूलतः मुस्लिमों द्वारा 
संचालित बोर्डों और न्यायाधिकरणों 
से राज्य सरकारों को ट्रांसफर करने 
का प्रस्ताव है।

आम मुसलमानों के फायदे 
की बात - केंद्रीय अल्पसंख्यक 
कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा 
में यह विधेयक पेश करते हुए किसी 
भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता में 
हस्तक्षेप करने के किसी भी इरादे 

से इनकार किया था। उन्होंने तर्क 
दिया कि मौजूदा वक्फ अधिनियम, 
1995 अपने उद्देश्य में सफल 
नहीं रही है और संशोधन से वह 
सारे सुधार होंगे जो पिछली कांग्रेस 
सरकारें करने में विफल रहीं।
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नई दिल्ली 12 
नवम्बर। मुंबई सेंट्रल 
से अमृतसर जा रही 
ट्रेन में अचानक आग 
लग गई। यह दुर्घटना 
गुजरात के भरूच 
और अंकलेश्वर के 
बीच हुई। पश्चिम 
एक्सप्रेस के दूसरे कोच में आग 
शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 
ट्रेन में आग लगते देख कुछ यात्रों 
ने अपनी जान बचाने के लिए 
चलती ट्रेन से ही छलांग लगा दी। 
हालांकि, इस घटना में किसी भी 
यात्री को चोट नहीं आई।

घटना की सूचना मिलने पर 
फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर 
पहुंची और आग पर काबू पाया 
गया। रेलवे अधिकारी ने बताया कि 

मुंबई सेंट्रल-अमृतसर 
पश्चिम एक्सप्रेस 
को जीएस कोच 
(इंजन से दूसरा) 
में आग लग गई थी। 
इसकी वजह से ट्रेन 
को शाम 17:03 - 
17.35 बजे तक 

अंकलेश्वर-भरूच स्टेशनों के 
बीच रोका गया। हालांकि, ट्रेन 
17:35 बजे घटनास्थल से रवाना 
किया गया। इस हड़से में किसी को 
कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

रेलवे अधिकारी ने कहा कि 
आग किन कारणों से लगी इसकी 
अभी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, 
पहली दृष्टि में यह शॉर्ट सर्किट का 
मामला लग रहा है। अधिकारियों 
को जांच के आदेश दिए गए हैं।

मसाला फसलों के लिए बोवनी 
का रकबा प्रदेश में तेजी 
से बढ़ा है। 2021-
22 में 8 लाख 
23 हजार 918 
हैक्टेयर में बोवनी 
की गई थी जोकि 
2023-24 में 
बढ़कर 8 लाख 82 
हजार 419 हैक्टेयर 
हो गई है। मसाला फसलों का 
कुल उत्पादन 2021-22 में 46 
लाख 74 हजार 807 मैट्रिक टन 
था, जो 2023-24 में बढ़कर 54 
लाख 167 मैट्रिक टन हो गया है। 
मसाला फसलों से किसान अच्छी 

आय अर्जित कर रहे हैं। हरी मिर्च 
के उत्पादन में मध्यप्रदेश 

देश में दूसरे स्थान 
पर है। 2020-
21 में 50,933 
हैक्टेयर में हरी 
मिर्च बोई गई थी। 
इसमें 8 लाख एक 

हजार 971 मीट्रिक 
टन मिर्च का उत्पादन 

हुआ था। 2023-24 में मिर्च 
का रकबा बढ़कर 64 हजार 116 
हैक्टेयर तथा उत्पादन 10 लाख 17 
हजार 874 मीट्रिक टन हो गया है, 
जो प्रदेश में कुल मसाला उत्पादन 
का करीब 16 प्रतिशत है।
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नीमच 12 नवम्बर (निप्र)। 
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास 
प्राधिकरण नीमच के कार्यालय 
को शासकीय कार्य पर्यवेक्षण 
के लिए मासिक किराये पर 
(चालक सहित) डीजल 
जीप, बोलेरो, स्कापियों, एक्स.
यू.वी., टी.यू.वी. जैसे तीन 
वाहन किराये पर लेना है। 

इसके लिए सीलबंद 
निविदा 25 नवम्बर 2024 को 
अपरान्ह 3 बजे तक आमंत्रित 
की गई है। प्राप्त निविदाएं उसी 
दिन 3.30 बजे खोली जावेगी। 
निविदाकार विस्तृत नियम एवं 
शर्ते कार्यालयीन समय में 
महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क 
विकास प्राधिकरण परियोजना 
क्रियान्वयन इकाई, कार्यालय 
जवाहर नगर नीमच से प्राप्त 
कर सकते हैं।

वाहन किराए पर लेने 
निविदा दरें आमंत्रित

भोपाल 12 नवम्बर (एजेंसी)। 
मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं-12वीं 
के परीक्षार्थियों का त्योहार फीका 
करने की तैयारी कर ली है। बोर्ड 
ने वार्षिक परीक्षा का जो कार्यक्रम 
जारी किया है, उसमें 13 मार्च को 
10वीं के सामाजिक विज्ञान की 
परीक्षा है। वहीं 19 मार्च को 10वीं 
के विज्ञान और 12वीं के शारीरिक 
शिक्षा विषय की परीक्षा है। 13 मार्च 
को होलिका दहन होना है और 19 
मार्च को रंगपंचमी है। मध्य प्रदेश 
के बड़े हिस्से में होली रंग पंचमी के 
दिन खेली जाती है।

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा 
मंडल की 12वीं की परीक्षा 25 
फरवरी और 10वीं की 27 फरवरी 
से शुरू हो रही है। 10वीं की परीक्षा 
19 मार्च को खत्म होनी है और 

12वीं की परीक्षा 25 मार्च तक 
चलेगी। मंडल ने अगस्त महीने में 
परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया था, 
लेकिन किसी ने स्थानीय त्यौहारों 
का ध्यान नहीं रखा। अब जाकर 
कुछ लोगों का ध्यान इस गलती की 
ओर गया है तो परीक्षार्थी, उनके 
अभिभावक और स्कूल सभी 
परेशान हैं।

रंग पंचमी मालवा-निमाड़ 
अंचलों का प्रमुख त्यौहार है। यहां 
होली का रंग उसी दिन जमता है। 
इंदौर की प्रसिद्ध गेर रंग पंचमी 
पर ही निकाली जाती है। भोपाल 
संभाग के जिलों में भी रंग पंचमी 
का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता 
है। त्योहार वाले जिलों में रंग पंचमी 
पर स्थानीय अवकाश होता है।

यानी सरकारी कार्यालयों, 
स्कूलों और दूसरे प्रतिष्ठानों में 
छुट्टी होती है। सार्वजनिक परिवहन 
के साधन नहीं चलते। अभिभावकों 
की चिंता है कि त्यौहार का दिन 
होने की वजह से बच्चों को परीक्षा 
केंद्र पहुंचने में दिक्कत होगी। वहीं 
त्यौहार पर परीक्षा देने का उनका 
मन भी नहीं करेगा।

हाइस्कूल के लाखों 

परीक्षार्थी होंगे - 19 मार्च 2025 
को 10वीं के विज्ञान विषय की 
परीक्षा है। वहीं 12वीं का शारीरिक 
शिक्षा और नेशनल स्किल्स 
कवालिफिकेशन फ्रेमवर्क का 
प्रश्नपत्र होना है। 10वीं में इस साल 
नौ लाख 43 हजार से अधिक 
परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 12वीं के 
परीक्षार्थियों की संख्या सात लाख 
है, लेकिन शारीरिक शिक्षा की 
परीक्षा में कम ही लोग होंगे।

महत्वपूर्ण विषयों के बीच 
कम अंतराल - 10वीं की परीक्षा 
में कई महत्वपूर्ण विषयों में गैप कम 
दिया गया है। इसमें छह मार्च को 
संस्कृत का पेपर है तो तीन दिन 
बाद 10 मार्च को गणित विषय का 
पेपर है। इसके दो दिन बाद13 मार्च 
सामाजिक विज्ञान का पेपर है।

एमपी बोर्ड ने रंगपंचमी के दिन रख दी 10वीं-12वीं 
की परीक्षा, परीक्षार्थी, अभिभावक और स्कूल परेशान

भोपाल 12 नवम्बर (एजेंसी)। 
मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने 
पर फेरबदल करते हुए राज्य 
में भारतीय प्रशासनिक सेवा 
(आईएएस) के 26 अधिकारियों 
का तबादला कर दिया है. सोमवार 
देर रात जारी किए गए आदेश के 
अनुसार श्रीमन शुक्ला के स्थान 
पर अब चिकित्सा शिक्षा सचिव 
सुरभि गुप्ता को शहडोल संभाग 
का आयुक्त नियुक्त किया गया है. 
अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) 
मनु श्रीवास्तव को खेल एवं युवा 
कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार 
के साथ अक्षय ऊर्जा विभाग का 
प्रभार दिया गया है ।

खास बात यह है कि मुख्य 
सचिव अनुराग जैन के पदभार 
ग्रहण करने के बाद यह पहली बड़ी 
सर्जरी है. इसमें मुख्यमंत्री के दोनों 
प्रमुख सचिवों को भी हटाया गया 
है. आधी रात को किए गए तबादलों 

में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 
दोनों  प्रमुख सचिवों को हटाया 
गया है । सीएम के प्रमुख सचिव के 
रूप में काम कर रहे संजय कुमार 
शुक्ला और राघवेंद्र कुमार सिंह को 
भी हटाया गया है, अब यह दोनों 
अफसर अलग-अलग विभागों के 
प्रमुख सचिव होंगे. अब अपर मुख्य 
सचिव डॉ. राजेश राजौरा ही सीएम 
सचिवालय के प्रमुख अफसर रह 
गए हैं । एसीएस नीरज मंडलोई को 
ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा गया 
है, साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश विद्युत 
प्रबंधन कंपनी, जबलपुर के प्रबंध 
निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी 
दिया गया है. मुख्यमंत्री के प्रधान 
सचिव संजय कुमार शुक्ला को 
नगरीय प्रशासन विभाग में इसी पद 
का प्रभार दिया गया है. मुख्यमंत्री 
के एक अन्य प्रधान सचिव राघवेन्द्र 
कुमार औद्योगिक नीति एवं निवेश 
संवर्धन विभाग के प्रधान सचिव 

रह चुके हैं. पिछले महीने अनुराग 
जैन के राज्य का मुख्य सचिव बनने 
के बाद से हुआ यह पहला बड़ा 
फेरबदल है ।

कौन-कौन अफसर हुए 
प्रभावित - आधी रात को किए 
तबादले में एसीएस, नगरीय विकास 
एवं आवास नीरज मंडलोई को 
एसीएस, ऊर्जा विभाग, पावर 
मेनेजमेंट कंपनी का अतिरिक्त 
प्रभार दिया गया है. संजय कुमार 
शुक्ला, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, 
महिला एवं बाल विकास, योजना, 
आर्थिक एवं सांख्यिकी व विमनन 
विभाग को प्रमुख सचिव, नगरीय 
विकास एवं आवास, योजना, 
आर्थिक एवं सांख्यिकी, विमानन 
विभाग, हाउसिंग बोर्ड का अतिरिक्त 
प्रभारकल्याण का अतिरिक्त प्रभार 
दिया गया है. मनु श्रीवास्तव को 
एसीएस, नवीन एवं नवकरणीय 
ऊर्जा विभाग, खेल एवं युवा 

मध्य प्रदेश में आधी रात 26 IAS अधिकारियों के तबादले की सूची जारी

भोपाल 12 नवम्बर (एजेंसी)। 
मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलों 
की मनमानी पर कड़ी कार्रवाई 
की जा रही है। इसकी शुरुआत 
जबलपुर से हुई जहां फीस वृद्धि 
और फर्जी पुस्तकों को पाठ्यक्रम 
में शामिल करने के मामले में 
जिला प्रशासन ने जबर्दस्त सख्ती 
दिखाई। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 
कई स्कूलों के संचालकों, प्राचार्यों 
आदि के खिलाफ एफआईआर 
दर्ज करवाकर उन्हें गिरफ्तार तक 
करवा दिया था। इसके बाद आधा 
दर्जन प्राइवेट स्कूल संचालकों ने 
जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई 
थी। याचिका पर सुनवाई करते 
हुए हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस 
रिपोर्ट मांगी थी लेकिन इससे कोर्ट 

संतुष्ट नहीं हुआ। जस्टिस संजीव 
सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ 
की युगलपीठ ने सख्ती दिखाते हुए 
नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। याचिका 
पर अगली सुनवाई अब 13 नवंबर 
को होगी।

जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा 
मनमानी फीस वसूली और फर्जी 
पुस्तकों को कोर्स में शामिल किए 
जाने की जांच में सख्त कार्रवाई 
न किए जाने की मांग करते हुए 
प्राइवेट स्कूल प्रबंधन ने हाईकोर्ट 
में याचिका लगाई थी। सुनवाई के 
दौरान जस्टिस संजीव सचदेवा 
और जस्टिस विनय सराफ की 
युगलपीठ के समक्ष सरकार की 
ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की 
गई लेकिन युगलपीठ ने रिपोर्ट को 

असंतोषजनक पाया। इसके बाद 
कोर्ट ने नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने 
का आदेश दिया।

जबलपुर के रॉयल सीनियर 
सेकेंडरी स्कूल, लिटिल किंगडम, 
स्मॉल वंडर्स, नचिकेता हायर 
सेकेंडरी स्कूल, स्टेम फील्ड 
इंटरनेशनल आदि स्कूलों के 
प्रबंधन ने यह याचिका लगाई 
है। याचिका में कहा गया है कि 
मनमानी फीस वृद्धि और कोर्स में 
फर्जी पुस्तकों चलाने के मामले 
की जांच जबलपुर जिला प्रशासन 
द्वारा की जा रही है। सभी स्कूल 
जांच में सहयोग करने को तैयार 
है। पूर्व में कई स्कूल संचालकों, 
प्राचार्यों के खिलाफ मामले दर्ज 
कर गिरफ्तार किया जा चुका है। 

ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने उनके 
खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने 
की आशंका जताते हुए राहत मांगी 
थी। कोर्ट ने याचिका पर प्रारंभिक 
सुनवाई के दौरान आरोपी स्कूल 
संचालकों और स्टाफ के खिलाफ 
कोई कड़ी कार्रवाई न करने के 
आदेश दे दिए थे। याचिकाकर्ताओं 
से जिला समिति की जांच में 
पूरा सहयोग करने और अपेक्षित 
दस्तावेज पेश करने को कहा 
था। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला 
प्रशासन से कार्रवाई के संबंध में 
रिपोर्ट भी तलब की थी। प्रशासन ने 
स्टेटस रिपोर्ट पेश तो की पर कोर्ट 
ने इसे संतोषजनक न पाते हुए नई 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी 
किए हैं।

नीमच 12 नवंबर (िनप्र)। 
जनसुनवाई में कलेक्टर हिमांशु 
चंद्रा को मंगलवार 12 नवंबर को 
प्राप्त एक शिकायत पर कार्रवाई 
करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश 
प्रसाद के निर्देशानुसार मनासा क्षेत्र 
के गांव चचौर मैं एक दवाखाने को 
स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सील 
कर दिया गया है। 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ 
दिनेश प्रसाद ने बताया कि कलेक्टर 
के निर्देशानुसार जन् सुनवाई में 

प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई 
करते हुए स्वास्थ्य विभाग की 
टीम डॉ.बी एल भायल बीएमओ 
मनासा, बीएमओ डॉ. राजेश मीणा 
जावद एवं स्वास्थ्य विभाग की 
टीम द्वारा मंगलवार को ग्राम चचोर 
पहुंचकर एक निजी दवा खाने का 
निरीक्षण कर जांच करवाई की और 
अनियमितता पाए जाने पर उक्त 
दवाखाने को सील कर दिया गया 
है। यह जानकारी मुख्य‌ चिकित्सा 
अधिकारी नीमच डॉ दिनेश प्रसाद 
ने दी है।

स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई 
किया दवाखाना सील

प्राइवेट स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई, मनमानी फीस और फर्जी पुस्तकों पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश

नीमच 12 नवम्बर (निप्र)। 
जिले के नीमच ब्लॉक में एक साथ 
6 प्राइमरी शिक्षकों को फर्जी कॉलर 
ने निलंबित करने की धमकी देते 
हुए रुपयों की डिमांड की। एक के 
बाद एक 6 शिक्षक सोमवार को 
जिला मुख्यालय स्थित बीआरसी 
केंद्र पहुंचे तो शिक्षा विभाग में 
हड़कंप मच गया। जब सभी ने 
आपबीती सुनाई तो खुलासा हुआ 
कि कोई फर्जी व्यक्ति है, जो 
अलग-अलग मामलों का हवाला 
देकर उन्हें धमका रहा है।ठग ने 
किसी शिक्षक से 10 तो किसी से 
15 हजार रुपए खाते में ट्रांसफर 
करने को कहा।

ऑनलाइन ठगी करने वाले 
रोज नए-नए तरीकों से लोगों 
को अपना शिकार बना रहे है। 
कोई फर्जी लिंक डालकर लोगों 
को शिकार बना रहा है। तो कोई 

व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के 
जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहा 
है। अब इन ठगों ने ठगी का अलग 
ही तरीका निकाला है। यह ठग 
प्राइमरी शिक्षकों को फोन लगाकर 
धमका रहे हैं। 

6 शिक्षक पहुंचे बीआरसी 
केंद्र - ऐसा ही मामला सोमवार 
को सामने आया। एक के बाद 
एक 6 शिक्षकों ने बीआरसी केंद्र 

पहुंचकर एक ही तरह की बात 
बताई। इससे मौके पर अफरा-
तफरी मच गई। सभी ने बताया 
कि कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें फोन 
पर लगाकर धमका रहा है। बोला 
कि स्कूल में घोटाला किया है। 
यह घोटाला उजागर नहीं करना हो 
तो बताए नंबर या खाते में रुपए 
ट्रांसफर कर दो। कुछ शिक्षक 
घबरा कर रुपए देने तक के लिए 

तैयार हो गए, लेकिन समय रहते 
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 
उन्हें अलर्ट किया।

विभाग के बाद थाने पर 
करेंगे शिकायत - सभी 6 
प्राइमरी शिक्षकों ने अपने वरिष्‍ठ 
अधिकारियों को इस धमकी भरे 
फोन के बारे में लिखित शिकायत 
की है। अधिकारी सहित शिक्षक 
अब इसकी शिकायत संबंधित थाने 
पर करेंगे। फिलहाल अधिकारियों 
ने अधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप में फर्जी 
कॉल की सूचना डालकर सभी 
शिक्षकों को अलर्ट कर दिया है।

इन्हें आया फोन - रावतखेड़ा 
स्थित प्राथमिक स्कूल की शिक्षक 
मंगला राठौर को धमकाया कि 
समय पर स्कूल पर उपस्थित नही 
होते। लंबे समय से शिकायत मिल 
रही है। इसलिए आपको निलंबित 
करने की कार्रवाई चल रही है। 

इससे बचना है, तो बताए गए 
नंबर पर रुपए ट्रांसफर कर दो। 
गांव दारु खेड़ा के प्राइमरी शिक्षक 
सुनीता व्यास को धमकाया कि 
आपने स्कूल में हुए निर्माण कार्य 
में गड़बड़ी की है। निलंबन की 
कार्रवाई से बचना है तो खाते में 
15 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो। 
गांव निपानिया आबाद की शिक्षक 
अनिता बैरागी तथा अनिता चौहान 
को भी फोन लगाकर धमकाया 
कि स्कूल समय पर नहीं पहुंचते, 
इसलिए निलंबन की कार्रवाई 
होगी। इस कार्रवाई से बचना है तो 
जैसा बता रहे हैं। 

वैसा कर लो। अयोध्या बस्ती 
नीमच के शिक्षक सईद खान को 
समय पर स्कूल नहीं आने की 
कहते हुए धमकाया। रुपयों की 
मांग की। टाटियाखेड़ी स्कूल के 
मुकेश कनेरिया को निर्माण कार्य 

में गड़बड़ी बताते हुए धमकाया। 
रुपयों की मांग की।

पुलिस को शिकायत करेंगे 
- नीमच बीआरसी योगेश भंडारा 
ने बताया कि एक गिरोह चल 
रहा है, जो सोमवार सुबह से ही 
शिक्षकों को फर्जी कॉल करके 
निलंबित करने की धमकी दे रहा 
है। वसूली के उद्देश्य से धमकी 
देकर रुपयों की डिमांड कर रहा 
है। 6 से अधिक शिक्षकों से 10 
से 15 हजार रुपए की मांग कर 
चुके हैं। शिक्षकों से कहा जा रहा 
है कि रुपए दे देंगे तो आप पर 
कार्रवाई नहीं होगी। इस बारे में 
विभाग के ग्रुप में मैसेज डालकर 
सभी को आगाह किया है। इस तरह 
के फर्जी कॉल आने पर किसी भी 
तरह का रुपया न दें और अपने 
वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करें, 
घबराएं नहीं।

साइबर ठगों की नई ट्रिक, शिक्षकों को पहुंचा सस्पेंड 
की धमकी का कॉल तो शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

कल्याण का अतिरिक्त प्रभार दिया 
गया है ।

उमाकांत उमराव प्रमुख सचिव 
श्रम विभाग को प्रमुख सचिव 
खनिज एवं श्रम विभाग, पशु पालन 
एवं डेयरी बनाया गया है. राघवेंद्र 
सिंह प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, 
लोकसेवा प्रबंधन, उद्योग विभाग 
का अतिरिक्त प्रभार को प्रमुख 
सचिव, उद्योग और एमएसएमई, 
आनंद विभाग का अतिरिक्त प्रभार 
दिया गया है ।

गुलशन बामरा प्रमुख सचिव 
पर्यावरण को प्रमुख सचिव 
जनजातीय कार्य. ई-रमेश कुमार 
प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य एवं 
अनुसूचित जनजातीय कल्याण 
विभाग को प्रमुख सचिव अनुसूचित 
जनजातीय कल्याण विभाग, नवनीत 
मोहन कोठारी सचिव, एमएसएमई 
एवं आयुक्त उद्योग को सचिव 
पर्यावरण विभाग, महानिदेशक, 
एफ्को का अतिरिक्त प्रभार. श्रीमन 
शुक्ल आयुक्त शहडोल संभाग को 
आयुक्त आदिवासी विभाग, सुरभि 
गुप्ता सचिव चिकित्सा शिक्षा को 
आयुक्त शहडोल संभाग, प्रियंका 
दास मिशन संचालक, राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य मिशन को अपर सचिव 
एमएसएमई, मनीष सिंह आयुक्त 

हाउसिंग बोर्ड को अपर सचिव, 
परिवहन विभाग, एमडी, राज्य 
सडक़ परिवहन निगम, प्रीति मैथिल 
अपर सचिव श्रम विभाग को 
अपर सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य 
प्रसंस्करण, अनुराग चौधरी एमडी 
खनिज निगम को अपर सचिव 
पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक 
कल्याण, मोहित बुंदस प्रबंध 
संचालक हस्तशिल्प एवं हाथकरघा 
को आयुक्त रेशम, वन विभाग में 
अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार, 
मनोज पुष्प संचालक पंचायती राज 
को आयुक्त पंजीयक, सहकारी 
संस्थाएं अतिरिक्त प्रभार दिया गया 
है । वहीं गौतम सिंह परियोजना 
संचालक स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट 
को अपर सचिव राजस्व विभाग, 
कुमार पुरुषोत्तम उप सचिव पिछड़ा 
वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण को 
प्रबंध संचालक कृषि मंडी बोर्ड, 
उमा महेश्वरी आर अपर मिशन 
संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र को सह 
संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति 
एवं होम्योपैथी, एफ्को का अतिरिक्त 
प्रभार दिया गया है ।

डॉ. सलोनी सिडाना सह 
संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति 
एवं होम्योपैथी, एफ्को का अतिरिक्त 
प्रभार को संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य 

मिशन, प्रबंध संचालक, पब्लिक 
हेल्थ कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त 
प्रभार दिया गया. पंकज जैन प्रबंध 
संचालक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज 
कॉर्पोरेशन को प्रबंध संचालक, 
मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, 
सदस्य सचिव, मप्र प्रदूषण नियंत्रण 
बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार, निधि 
निवेदिता प्रबंध संचालक, महिला 
वित्त एवं विकास निगम को 
प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, 
उपसचिव, मछुआ कल्याण का 
अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ।

गिरीश शर्मा अपर सचिव 
सामान्य प्रशासन विभाग को 
परियोजना संचालक, स्किल 
डवलपमेंट प्रोजेक्ट और तकनीकी 
शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार 
विभाग का अतिरक्त प्रभार दिया 
गया है. मदन विभीषण नाभरगोजे 
सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर को 
आयुक्त हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, 
दिलीप कुमार प्रबंध संचालक कृषि 
को आयुक्त उद्योग और प्रबंधन 
संचालक, लघु उद्योग निगम का 
अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 
सुचिस्मिता सक्सेना उप सचिव 
राजस्व को उप सचिव लोक 
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग 
बनाया गया है ।

भोपाल 12 नवम्बर (एजेंसी)। 
खेती किसानी के मामले में 
मध्यप्रदेश देश में यूं ही नहीं 
जाना जाता। प्रदेश कई फसलों के 
उत्पादन में देश में अव्वल है और 
अब यहां के मसालों के भी लोग 
दीवाने हो गए हैं। यही कारण है 
कि मध्यप्रदेश मसाला फसलों के 
उत्पादन में देश में पहले स्थान पर 
पहुंच गया है। 

बाजार में मसाला फसलों, 
हल्दी, लहुसन, हरी और लाल 
मिर्च, अदरक, धनिया, मैंथी, जीरा 
और सौंफ की फसलों की मांग 
लगातार बढ़ रही है। इससे किसान 
भी मसाला फसलों को लगाने के 
लिए तेजी से आगे आ रहे हैं। हाल 
ये है कि पिछले 4 सालों में प्रदेश 
में मसाला फसलों के उत्पादन में 
2 लाख 16 हजार मैट्रिक टन की 
वृद्धि हो चुकी है।

एमपी में किसानों को कृषि के 
साथ उद्यानिकी फसलों को भी 
लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा 
है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण 
विभाग की लगातार कोशिशों के 
कारण प्रदेश में पिछले साल 13 
हजार 110 हैक्टेयर उद्यानिकों 
फसलों का विस्तार किया गया। 
प्रदेश के किसानों ने मसाला 
फसलों में तो नया रिकार्ड बना 
डाला। सन 2023-24 में रिकार्ड 
8 लाख 32 हजार 419 हैक्टयर में 
मसाला फसलों की बोनी कर, 54 
लाख टन से ज्यादा मसाला फसलों 
का उत्पादन किया गया।

एमपी के मसालों के दीवाने हुए लोग, उत्पादन 
में देश में पहले स्थान पर पहुंचा प्रदेश

सनकी ने कार से कुचलकर ले ली 35 लोगों की जान, 
सड़क पर बिखरी दिखीं लाशें, पुलिस डालती रही पर्दा

नई दिल्ली 12 नवम्बर (एजेंसी)। चीन के झुहाई शहर में एक 
सनकी ने सोमवार शाम पैदल चल रहे लोगों को अपनी कार से कुचल 
दिया. इस घटना में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई और 43 घायल 
हो गए. यह घटना सोमवार को हुई थी. हालांकि पुलिस इस मामले पर 
शुरुआत में पर्दा डालती दिखी. उसने बस इतना ही बताया था कि कुछ 
लोग घायल हुए हैं. इस घटना से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया से 
हटा दिए गए थे. हालांकि मंगलवार को चीनी पुलिस ने बताया कि झुहाई 
स्पोर्ट्स सेंटर में एक ‘गंभीर और भयावह हमला’ हुआ है. पुलिस ने 
बताया कि इस हमले में 35 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने एक बयान 
में बताया कि फैन नाम का 62 साल का ड्राइवर ‘एक छोटी एसयूवी 
लेकर गेट तोड़कर शहर के स्पोर्ट्स सेंटर में घुस गया और अंदर सड़क 
पर एक्सरसाइज कर रहे लोगों को कुचल दिया.

पुलिस ने बताया कि फैन अपनी कार में चाकू से खुद को मारने की 
कोशिश कर रहा था. पुलिस ने ‘तुरंत उसे रोका और इलाज के लिए 
अस्पताल पहुंचाया.’ पुलिस ने बताया कि फैन ने अपनी गर्दन और शरीर 
के दूसरे हिस्सों पर चाकू से वार किए थे. फिलहाल वह कोमा में है और 
‘उससे पूछताछ नहीं की जा सकती.’ सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने बताया 
कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों का इलाज युद्ध स्तर पर करने 
का आदेश दिया है. उन्होंने ‘दोषी को कानून के मुताबिक सजा देने’ के 
निर्देश दिए हैं. चीन के इसी शहर में देश का सबसे बड़ा एयर शो चल रहा 
है. इसमें बीजिंग के सिविल और मिलिट्री एयरोस्पेस सेक्टर को दिखाया 
जा रहा है.।

ट्रेन में अचानक लगी आग, यात्रियों ने चलती 
रेल से ही लगा दी छलांग


